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श्री संजय राउत :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्‍या वर्षा जल संचयन की अवधारणा और इसके लाभों के संबंध में नासा के उपग्रह के आंकड़ों पर ध्‍यान देते हुए सरकार का ध्‍यान हाल ही की अध्‍ययन रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है; 
(ख) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इस पर सरकार की क्‍या प्रतिक्रिया है; और
(ग)   देश के विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/उठाए जाने वाले कदमों को ब्‍यौरा क्‍या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क) और (ख) अर्बन वाटर जर्नल के जून, 2015 के अंक में प्रकाशित अध्ययन नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच एक साझा मिशन उष्णकटिबंधीय वर्षा मापन मिशन के वर्षण आंकड़ों पर आधारित है जिसमें वर्ष 1997 से 2015 तक उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में वर्षा के आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे।
कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन के लिए इष्टतम कार्यनीति स्थलाकृति और जल-मौसम वैज्ञानिक स्थितियों पर निर्भर होती है। उन क्षेत्रों में वर्षा जल को सीधे एकत्रित करना उपयोगी होता है जहां पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और वाष्पीकरण के कारण जल की हानि कम होती है। अन्य क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के साथ समन्वित करके वर्षा जल संचयन हेतु स्कीमें उपयुक्त होती हैं और इसीलिए इन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है।
(ग) इस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति (2012) में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण का समर्थन किया गया है और वर्षा का सीधे उपयोग करके जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल के विनियमन एवं विकास के लिए उचित भूजल विधान, जिसमें वर्षा जल संचयन के लिए प्रावधान भी शामिल हैं, अधिनियमित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए उन्हें एक मॉडल विधेयक भी परिचालित किया गया है। अब तक 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मॉडल विधेयक के अनुसार भूजल विधान अपनाया एवं कार्यान्वित किया है। इसके अतिरिक्त 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कानून अधिनियमित करके अथवा नियम एवं विनियम बनाकर अथवा भवन उपनियमों में प्रावधान शामिल करके अथवा उचित सरकारी आदेशों के माध्यम से वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने वर्ष 2013 के दौरान “भारत में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना” शीर्षक से एक संकल्पनात्मक दस्तावेज भी तैयार किया है जिसमें देश में भूजल संसाधन के संवर्धन के लिए 85 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) जल का उपयोग करने हेतु 79178 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 1.11 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की संकल्पना की गई है। यह मास्टर योजना क्रियान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को परिचालित कर दी गई है।
केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने 9वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और तटीय क्षेत्रों के लिए वर्षा जल के सीधे एकत्रीकरण और उसके उपयोग के संबंध में प्रदर्शनात्मक परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं।
इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन देने/अपनाने के लिए उपाय करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने वर्षा जल संचयन और भूजल के पुनर्भरण को अपनाने के लिए मामले को विभिन्न केन्द्र और राज्य सरकार के संगठनों के साथ ही उठाया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड देश में वर्षा जल संचयन तथा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को प्रोत्साहन देने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
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